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• सोशल मीडिया अभियान दिशानिर्देश: डिजिटल संचार को मानकीकृत करन े के लिए 
स्थापित, य ेदिशानिर्देश विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़़ॉर््म पर ससुगंत और प्रभावी सदेंश सनुिश्चित 
करत ेहैैं।

सम्मेलन के दौरान, डीबीआईएम-अनरुूप एमईआईटीवाई वबेसाइट का अनावरण किया गया, 
जो एक ससुगंत और नागरिक-अनकूुल डिजिटल अनभुव का प्रदर््शन करती है।. इसके अतिरिक्त, 
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सहित पााँच अन्य मंत्रालयोों की वबेसाइटोों को नए दिशानिर्देशोों के 
बाद और अधिक मानकीकृत और उपयोगकर्ता-अनुकूल अनभुव प्रदान करन ेके लिए नया रूप 
दिया गया है। 

डीबीआईएम को राष्टट्रव्यापी रूप से अपनान ेस ेनागरिक जडु़़ाव मेें क्ररांति आएगी, विश्वास मजबतू 
होगा और डिजिटल क्षेत्र मेें सरकारी सवेा वितरण मेें वदृ्धि होगी। यह पहल प्रभावी शासन के लिए 
प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखाांकित करती है और डिजिटल रूप से 
सशक्त भारत के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।

राष्ट्री य सूचना विज्ञान केें द्र द्वारा प्रकाशित एवं ई गवर्ननेंस बलुटेिन

वॉल्यूम 33, सं. 4, अप्रैल, 2025वॉल्यूम 33, सं. 4, अप्रैल, 2025

संपादकीय संयोजन  : जी. वेेंकू बाई 

MeitY न ेसरकार की ऑनलाइन उपस्थिति को मानकीकृत करने के लिए डिजिटल ब्ररांड MeitY न ेसरकार की ऑनलाइन उपस्थिति को मानकीकृत करने के लिए डिजिटल ब्ररांड 
पहचान मनैअुल का अनावरण कियापहचान मनैअुल का अनावरण किया

- अर््चना शर्मा, एनआईसी मखु्यालय- अर््चना शर्मा, एनआईसी मखु्यालय

लके्ट्रॉ निकी और सचूना प्रौद्योगिकी मतं्रालय (एमईआईटीवाई) न े18 फरवरी, 2025 
को नई दिल्ली मेें मखु्य सचूना अधिकारी (सीआईओ) सम्मेलन 2025 का उदघ्ाटन 
किया। इस कार््यक्रम का मखु्य आकर््षण डिजिटल ब्ररांड पहचान मैनअुल (डीबीआईएम) 

का अनावरण था, जो एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य परेू भारत मेें सरकारी ससं्थाओ ंकी 
डिजिटल उपस्थिति को मानकीकृत करना है।

डीबीआईएम के मुख्य घटक
डीबीआईएम सरकारी प्लेटफॉर््म के लिए एकीकृत डिजिटल पहचान सनुिश्चित करन ेके लिए 

एक व्यापक ढाांचा प्रदान करता है। इसके मखु्य घटकोों मेें शामिल हैैं:

• Gov.In कंटेेंट मनैजेमेेंट सिस्टम (CMS) प्लेटफ़़ॉर््म: यह प्लेटफ़़ॉर््म वबेसाइट प्रबंधन को 
सवु्यवस्थित करता है, जिसस ेसरकारी पोर््टलोों मेें स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित होती है।

• सेेंट््रल कंटेेंट पब्लिशिगं सिस्टम (सीसीपीएस): कंटेेंट गवर्ननेंस के लिए एक केें द्रीकृत प्रणाली, 
प्रमखु सरकारी नीतियोों, योजनाओ ंऔर पहलोों को जनता के लिए आसानी स ेउपलब्ध कराती है, 
जिससे पारदर््शशिता और जुड़़ाव मेें सधुार होता है।

इ

माननीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद 18 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली मेें प्रथम सीआईओ सम्मेलन के दौरान डिजिटल पहचान मैनुअल लॉन्च करते हुए।
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पुडुचेरी के नागरिक आपूर््तति मंत्री ने ऑनलाइन राशन कार््ड सेवाओ ंपर प्रशिक्षण मेें पुडुचेरी के नागरिक आपूर््तति मंत्री ने ऑनलाइन राशन कार््ड सेवाओ ंपर प्रशिक्षण मेें 
एनआईसी और वीएलई की सराहना कीएनआईसी और वीएलई की सराहना की

-  एन.एस. कुमारन, पडुुचरेी-  एन.एस. कुमारन, पडुुचरेी

डुचरेी मेें नागरिक आपूर््तति एवं उपभोक्ता मामल ेविभाग न ेएनआईसी के सहयोग से 
हाल ही मेें 15 जनवरी 2025 को पडुुचरेी मेें कॉमन सर््वविस सेेंटर (सीएससी) से जडु़़े 
ग्राम स्तरीय उद्यमियोों (वीएलई) की डिजिटल क्षमताओ ंको बढ़़ान ेके उद्देश्य स ेएक 

प्रशिक्षण कार््यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य वीएलई को ऑनलाइन राशन कार््ड 
सवेाओ ंके बारे मेें जागरूक करना था, जो केें द्र शासित प्रदेश मेें सार््वजनिक वितरण प्रणाली को 
सवु्यवस्थित करने की दिशा मेें एक महत्वपरू््ण कदम है।

माननीय नागरिक आपरू््तति एव ंउपभोक्ता मामल ेमतं्री श्री पी.आर.एन. थिरुमरुुगन न ेसभा को 
सबंोधित करत ेहुए ऑनलाइन सवेाओ ंके विकास और कार्यान्वयन मेें एनआईसी टीम के प्रयासोों 
की सराहना की। उन्हहोंन ेडिजिटल डिवाइड को पाटने मेें वीएलई की महत्वपरू््ण भमूिका पर जोर 
दिया, यह सनुिश्चित करत े हुए कि राशन कार््ड आवेदन जसैी आवश्यक सवेाएं सभी नागरिकोों, 
विशषे रूप स ेग्रामीण क्षेत्ररों मेें रहन ेवालोों के लिए सलुभ होों।

एनआईसी अधिकारियोों न ेअनपु्रयोग के वर््क फ़़्ललो और कार्यात्मकताओ ंका विस्तृत प्रदर््शन 
किया, जिसस ेयह सुनिश्चित हुआ कि वीएलई ऑनलाइन राशन कार््ड सवेाओ ंका उपयोग करने मेें 
नागरिकोों की सहायता करने के लिए अच्छी तरह स ेससुज्जित हैैं। इस पहल स ेपारदर््शशिता बढ़न,े 
प्रससं्करण समय कम होने और राशन कार््ड जारी करन ेकी प्रक्रिया की समग्र दक्षता मेें सधुार होने 
की उम्मीद है।

वीएलई को आवश्यक ज्ञान और उपकरणोों स ेसशक्त बनाकर, विभाग का लक्ष्य यह सनुिश्चित 
करना है कि नागरिक राशन कार््ड स ेसबंधंित ऑनलाइन सेवाओ ंतक निर्बाध रूप स ेपहच सकेें । 
यह प्रशिक्षण बहेतर प्रशासन और सवेा वितरण हेत ुप्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की 
प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

माननीय नागरिक आपूर््तति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री पी.आर.एन. थिरुमुरुगन ने प्रशिक्षण 
कार््यक्रम के दौरान ऑनलाइन सेवाओ ंके विकास और कार्यान्वयन मेें एनआईसी टीम के प्रयासोों 
की सराहना की।

ऑनलाइन राशन कार््ड सवेाओ ंके बारे मेें अधिक जानकारी के लिए नागरिक, नागरिक आपरू््तति 
एव ंउपभोक्ता मामल ेविभाग, पुडुचेरी के आधिकारिक पोर््टल पर जा सकत ेहैैं।

पु

गजुरात और झारखडं की एनआईसी टीमोों न ेराज्य औषधि निदशालय के साथ मिलकर गजुरात और झारखडं की एनआईसी टीमोों न ेराज्य औषधि निदशालय के साथ मिलकर 
एक्सएलएन परियोजना कार््यशाला का आयोजन कियाएक्सएलएन परियोजना कार््यशाला का आयोजन किया

जरात और झारखंड की राष्ट्री य सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) टीमोों न े झारखडं 
सरकार के राज्य औषधि निदशालय के सहयोग से 3 मार््च 2025 को विस्तारित 
लाइसेेंस, लबै और कानूनी नोड (एक्सएलएन) परियोजना पर केें द्रित एक कार््यशाला 

का आयोजन किया। यह पहल औषधि और प्रसाधन सामग्री विनियमन के क्षेत्र मेें अच्छे नियामक 
प्रथाओ ंको बढ़़ान ेकी प्रतिबद्धता को रेखाांकित करती है। 

कार््यशाला मेें औषधि निरीक्षकोों, लाइसेेंसिगं प्राधिकारियोों, सयंकु्त निदशकोों और अन्य प्रमुख 
प्रतिभागियोों सहित हितधारकोों के विविध समहू को एक साथ लाया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य 
एक्सएलएन परियोजना मेें व्यापक अतंर्दृष्टि प्रदान करना था, जिसमेें नियामक प्रक्रियाओ ं को 
सवु्यवस्थित करने और फार्मास्युटिकल क्षेत्र के भीतर अनपुालन सनुिश्चित करने मेें इसकी भमूिका 
पर जोर दिया गया।

 एक्सएलएन परियोजना औषधि और प्रसाधन सामग्री विनियमन के क्षेत्र मेें अच्छे विनियामक 
अभ्यासोों को बढ़़ावा देन ेमेें एक महत्वपरू््ण साधन के रूप मेें कार््य करती है। लाइसेेंसिगं, प्रयोगशाला 
और काननूी कार्यात्मकताओ ंको एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म मेें एकीकृत करके, एक्सएलएन 
का उद्देश्य विनियामक प्रक्रियाओ ंमेें पारदर््शशिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़़ाना है।

इस कार््यशाला का सफल आयोजन गुजरात और झारखडं की एनआईसी टीमोों और झारखंड 
के राज्य औषधि निदशालय के बीच सहयोगात्मक प्रयासोों को दर्शाता है। ऐसी साझेदारियाां 
डिजिटल परिवर््तन पहलोों को आग ेबढ़़ान ेमेें महत्वपरू््ण हैैं जो नियामक उत्कृ ष्टता और सार््वजनिक 
स्वास्थ्य सरुक्षा के राष्ट्री य उद्देश्ययों के साथ संरेखित हैैं। - राजीव कुमार सिन्हा, झारखडं- राजीव कुमार सिन्हा, झारखडं

एक्सएलएन परियोजना और झारखंड मेें इसके कार्यान्वयन के बारे मेें अधिक जानकारी के 
लिए इच्छु क पार््टटियाां आधिकारिक पोर््टल https://xln.jharkhand.gov.in/ पर जा सकती हैैं।

गु

गुजरात और झारखंड की एनआईसी टीमोों ने झारखंड सरकार के राज्य औषधि निदशालय के 
सहयोग से एक्सएलएन परियोजना पर केें द्रित एक कार््यशाला का आयोजन किया।
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ड़क सुरक्षा को बढ़़ान ेऔर दरु््घटना रिपोर््टििंग को सवु्यवस्थित करने की दिशा मेें एक 
महत्वपरू््ण कदम उठाते हुए, एनआईसी ने परिवहन विभाग, पजंाब के सहयोग स े13 
फरवरी 2025 को महात्मा गाांधी राज्य लोक प्रशासन ससं्थान (एमजीएसआईपीए), 

चंडीगढ़ मेें एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया, ताकि राज्य मेें इलके्ट्रॉ निक विस्तृत 
दरु््घटना रिपोर््ट (ई-डीएआर) सॉफ्टवयेर के प्रभावी कार्यान्वयन को सनुिश्चित किया जा सके।

 परिवहन मंत्री श्री लालजीत सिहं भलु्लर के मार््गदर््शन मेें सचंालित यह पहल भारत के माननीय 
सर्वोच्च न्यायालय और सड़क परिवहन एवं राजमार््ग मतं्रालय के दरु््घटनाओ ंकी रिपोर््टििंग और दावोों 
के निपटान मेें सधुार के निर्देशोों के अनरुूप है।

इस पहल के केें द्र मेें एनआईसी की ईडीएआर प्रणाली है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर््म है जो 
सड़क दरु््घटनाओ ंपर वास्तविक समय मेें डेटा सगं्रह सुनिश्चित करता है। यह प्रणाली अधिकारियोों 
को दरु््घटना डेटा को तरंुत कैप््चर करन,े उसका विश्लेषण करने और साझा करन ेमेें सक्षम बनाती 
है, जिससे त्वरित प्रतिक्रिया समय और कुशल दावा निपटान की सवुिधा मिलती है। एनआईसी 
विशषेज्ञञों के नतेतृ्व मेें आयोजित प्रशिक्षण सत्र मेें सरकारी अधिकारियोों, पलुिस अधिकारियोों और 
बीमा प्रतिनिधियोों को ई-डीएआर का उपयोग करके निर्बाध डेटा प्रविष्टि और रिपोर््ट तयैार करने 
के बारे मेें व्यावहारिक प्रदर््शन प्रदान किए गए। राज्य परिवहन आयकु्त श्री जसप्रीत सिहं न ेइस 
प्रौद्योगिकी-सचंालित समाधान को विकसित करने और लाग ूकरन ेमेें एनआईसी की महत्वपरू््ण 
भमूिका पर प्रकाश डाला। उन्हहोंन ेइस बात पर जोर दिया कि ईडीएआर प्रणाली दरु््घटना रिपोर््टििंग के 
परेू कार््यप्रवाह को डिजिटल बनाती है, जिसस ेदेरी कम होती है और पीड़़ितोों और उनके परिवारोों को 
समय पर वित्तीय सहायता सनुिश्चित होती है।

सत्र के दौरान, राज्य सचूना विज्ञान अधिकारी श्री विवके वर्मा, सीजीएम एनआईसी दिल्ली श्री 

केें द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और जन सचूना अधिकारी (पीआईओ) व्यापक 
कवरेज सनुिश्चित करत ेहैैं और नागरिकोों को सरकारी गतिविधियोों के बारे मेें सचूित रखत ेहैैं। 
यह पहल प्रशासन की सलुभ सचूना के माध्यम से नागरिकोों को सशक्त बनान ेकी प्रतिबद्धता के 
साथ तालमेल बिठाते हुए शासन मेें पारदर््शशिता और जवाबदेही बढ़़ान ेकी दिशा मेें एक महत्वपरू््ण 
कदम है।

जम्मू और कश्मीर के माननीय मुख्यमतं्री न ेपारदर््शशिता बढ़़ान ेके लिए जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर के माननीय मुख्यमतं्री न ेपारदर््शशिता बढ़़ान ेके लिए जम्मू और कश्मीर 
आरटीआई ऑनलाइन पोर््टल लॉन्च कियाआरटीआई ऑनलाइन पोर््टल लॉन्च किया

- अनिल कुमार शर्मा, जम्मू और कश्मीर- अनिल कुमार शर्मा, जम्मू और कश्मीर

ननीय मखु्यमतं्री उमर अब्दुल्ला न े10 जनवरी, 2025 को जम्मू मेें सिविल सचिवालय 
मेें जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार (आरटीआई) ऑनलाइन पोर््टल का उदघ्ाटन 
किया, जो क्षेत्र के शासन मेें पारदर््शशिता और जवाबदेही को बढ़़ावा देन ेमेें एक महत्वपरू््ण 

प्रगति को दर्शाता है।

 उदघ्ाटन कार््यक्रम मेें माननीय उपमखु्यमंत्री सरुिदंर कुमार चौधरी, कैबिनटे मतं्री सकीना इटू, 
जावीद अहमद राणा, अहमद डार, मखु्य सचिव अटल डुल्लू, मखु्यमतं्री के अपर मुख्य सचिव धीरज 
गुप्ता, प्रशासनिक सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

अपने संबोधन मेें माननीय मखु्यमतं्री न ेपोर््टल विकसित करन ेमेें एनआईसी जम्मू और कश्मीर 
के प्रयासोों की सराहना की, नागरिकोों के लिए आरटीआई आवदेन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने 
की इसकी क्षमता पर जोर दिया। उन्हहोंन ेकहा, “यह पहल आरटीआई अधिनियम के तहत सरकारी 
सचूनाओ ंतक आसान पहच प्रदान करेगी, नागरिकोों को अधिक तेज़, अधिक पारदर्शी और लागत-
कुशल ततं्र के साथ सशक्त बनाएगी।” मखु्यमतं्री न ेयह सनुिश्चित करन ेके लिए पोर््टल के व्यापक 
प्रचार का भी आह्वान किया ताकि जम्मू और कश्मीर के नागरिक इसके लाभोों स ेअवगत होों।

एनआईसी जम्मू और कश्मीर द्वारा विकसित यह पोर््टल आरटीआई आवदेन प्रक्रिया को 
मनैअुल से ऑनलाइन मेें परिवर््ततित करता है, जिससे नागरिक अनरुोध प्रस्तुत कर सकत ेहैैं, उनकी 
स्थिति पर नज़र रख सकत ेहैैं और इलके्ट्रॉ निक रूप स ेप्रतिक्रिया प्राप्त कर सकत ेहैैं, जिससे 
सरकारी कार्यालयोों मेें भौतिक रूप स ेजान ेकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

पोर््टल की एक उल्लेखनीय विशषेता यह है कि इसमेें आवेदकोों को भविष्य के सदंर््भ के लिए 
एसएमएस और ईमले के माध्यम स े पजंीकरण सखं्या जारी की जाती है, जिसस े आरटीआई 
आवदेनोों पर आसानी स ेनज़र रखी जा सकती है।

पोर््टल 61 सरकारी विभागोों, 272 नोडल अधिकारियोों/सार््वजनिक प्राधिकरणोों, 720 प्रथम 
अपीलीय अधिकारियोों (एफएए) और 3,419 केें द्रीय को एकीकृत करता है।

मा

माननीय मखु्यमतं्री श्री उमर अब्दुल्ला, माननीय उपमखु्यमतं्री श्री सरुिदंर कुमार चौधरी अन्य वरिष्ठ 
अधिकारियोों के साथ, जम्मू के सिविल सचिवालय मेें जम्मू-कश्मीर आरटीआई ऑनलाइन पोर््टल के 
शभुारंभ समारोह की अध्यक्षता करत ेहुए।

एनआईसी के अधिकारी ने ई-डीएआर प्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमेें वास्तविक समय दरु््घटना 
रिपोर््टििंग और सवु्यवस्थित दावा निपटान के लिए इसकी विशषेताओ ंका प्रदर््शन किया गया।

एनआईसी न ेई-डीएआर के साथ पंजाब को सशक्त बनायाएनआईसी न ेई-डीएआर के साथ पंजाब को सशक्त बनाया

- परमिदंर कौर, पजंाब- परमिदंर कौर, पजंाब

स

जतिदंर कुमार, श्री नरिदंर सिहं और श्री पवन गपु्ता सहित एनआईसी अधिकारियोों न ेई-डीएआर 
की कार््यक्षमताओ ंपर विस्तृत प्रस्तुतियााँ दीीं। प्रशिक्षण मेें शामिल थ:े

• सड़क सरुक्षा उपायोों को बेहतर बनान ेके लिए वजै्ञानिक दरु््घटना जाांच तकनीकेें ।

• वास्तविक समय रिपोर््टििंग और नीति-निर्माण के लिए दरु््घटना डेटा डिजिटलीकरण।

• पीड़़ितोों के लिए चिकित्सा देखभाल मेें तजेी लान ेके लिए कैशलसे उपचार प्रावधान।
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कुशल, पारदर्शी और डिजिटल रूप स ेसमावशेी बन गई हैैं। यह पहल डिजिटल हस्तक्षेपोों के माध्यम 
स ेशासन को आधनुिक बनाने के लिए एक बेेंचमार््क  स्थापित करती है, जो ई-गवर्ननेंस और स्मार््ट 
विधायी प्रथाओ ंके प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

- राजीव जोशी, उत्तराखडं- राजीव जोशी, उत्तराखडं

उत्तराखंड विधानसभा ने डिजिटल परिवर््तन को अपनायाउत्तराखंड विधानसभा ने डिजिटल परिवर््तन को अपनाया
गज रहित शासन की दिशा मेें एक ऐतिहासिक कदम उठात ेहुए, उत्तराखडं के माननीय 
मखु्यमतं्री और उत्तराखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष न े21 फरवरी 2025 को 
आधिकारिक तौर पर राष्ट्री य ई-विधान एप्लीकेशन (नवेा) पोर््टल लॉन्च किया। नवेा 

पोर््टल, एक अत्याधनिक डिजिटल विधायी समाधान है, जिसका उद्देश्य स्मार््ट और कुशल डेटा 
प्रबधंन प्रणाली प्रदान करके उत्तराखडं विधानसभा के कामकाज को सवु्यवस्थित करना है। 
डिजिटल रिकॉर््ड, विधायी कार््यवाही तक वास्तविक समय मेें पहच और एक स्वचालित वर््क फ़़्ललो 
को एकीकृत करके, नेवा  भौतिक कागजी कार््रवाई की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे 
विधानसभा का सचंालन अधिक पारदर्शी, सलुभ और पर्यावरण के अनकूुल हो जाता है।

लॉन्च इवेेंट मेें बोलत ेहुए, माननीय मखु्यमतं्री न ेइस बात पर जोर दिया कि नवेा कार््यकुशलता 
को बढ़़ाकर, वास्तविक समय की सचूना तक पहच सनुिश्चित करके और पर्यावरणीय स्थिरता को 
बढ़़ावा देकर विधायी शासन मेें क्ररांति लाएगा। माननीय अध्यक्ष न ेइस बात पर प्रकाश डाला कि 
यह पहल डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनरुूप है, जिससे यह सनुिश्चित होता है कि विधायक, 
अधिकारी और आम जनता विधायी दस्तावजेोों, विधेयकोों और रिपोर्टटों तक सहजता स ेपहच सकेें ।

एनआईसी द्वारा विकसित नवेा प्लेटफॉर््म को परेू देश मेें विधायी कार््यवाही को डिजिटल और 
स्वचालित बनाने के लिए डिज़़ाइन किया गया है। यह वास्तविक समय मेें दस्तावजे़ एक्सेस, 
इलेक्ट्रॉ निक बिल प्रोसेसिगं, समिति प्रबधंन और डिजिटल वोटिगं को सक्षम बनाता है, जिससे 
प्रशासनिक देरी मेें काफी कमी आती है।

उत्तराखंड द्वारा नेवा को अपनान ेके साथ, राज्य उन विधानसभाओ ंकी बढ़ती सचूी मेें शामिल 
हो गया है, जिन्हहोंन ेकागज रहित शासन की ओर कदम बढ़़ाया है, जिसस ेविधायी प्रक्रियाएँ अधिक 

देशभर मेें ई-शासन गतिविधियो ंके बारे मे नवीनतम व अद्यतन समाचारो ंव 
सूचना के लिये News पर जाये https://informatics.nic.in/news

एनआईसी न ेसरुक्षित इंटरनेट दिवस 2025 मनायाएनआईसी न ेसरुक्षित इंटरनेट दिवस 2025 मनाया

- अर््चना शर्मा, एनआईसी मखु्यालय- अर््चना शर्मा, एनआईसी मखु्यालय

नआईसी ने अपने राज्य और जिला केें द्ररों मेें डिजिटल सरुक्षा, साइबर स्वच्छता और 
जिम्मेदार इंटरनटे उपयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबतू करत ेहुए सरुक्षित 
इंटरनटे दिवस 2025 मनाने मेें सक्रिय रूप स ेभाग लिया। 13 फरवरी को मनाई जाने 

वाली इस वार््षषिक वशै्विक पहल का उद्देश्य व्यक्तियोों, व्यवसायोों और सरकारी एजेेंसियोों के लिए 
एक सरुक्षित, अधिक समावेशी डिजिटल वातावरण को बढ़़ावा देना है।

इस अवसर पर, एनआईसी की राज्य और जिला टीमोों न े साइबर सुरक्षा जागरूकता 
कार््यशालाएँ, इंटरैक्टिव सत्र और प्रशिक्षण कार््यक्रम आयोजित किए, जिनमेें निम्नलिखित पर ध्यान 
केें द्रित किया गया:

• फ़़िशिगं, मैलवयेर और पहचान की चोरी जैस ेसाइबर खतरोों को पहचानना।

• डेटा सरुक्षा और सरुक्षित ऑनलाइन लनेदेन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास।

• ज़़िम्मेदार इंटरनटे उपयोग और डिजिटल पहचान की सरुक्षा।

• साइबर सरुक्षा और डिजिटल गोपनीयता पर सरकारी पहल।

एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारियोों न ेआज के डिजिटल यगु मेें साइबर लचीलपेन के महत्व पर 
जोर दिया, खासकर संवदेनशील नागरिक डेटा को सभंालन ेवाली सरकारी एजेेंसियोों के लिए।

एनआईसी परेू देश मेें सरुक्षित डिजिटल शासन सनुिश्चित करन ेमेें महत्वपरू््ण भमूिका निभाता 
है। सरुक्षित इंटरनटे दिवस समारोह के हिस्से के रूप मेें, एनआईसी विशषेज्ञञों न ेसगंठन की प्रमुख 
पहलोों पर प्रकाश डाला, जिनमेें शामिल हैैं:

• ई-गवर्ननेंस अनुप्रयोगोों मेें साइबर सरुक्षा बनुियादी ढाांच ेको मजबूत करना।

• ई-प्रमाण और डिजीलॉकर के माध्यम स ेसरुक्षित प्रमाणीकरण तंत्र को बढ़़ावा देना।

• सुरक्षित डिजिटल प्रथाओ ंपर सरकारी कर््मचारियोों के बीच जागरूकता बढ़़ाना।

ए

मेघालय मेें सुरक्षित इंटरनेट दिवस सत्र आयोजित किए गए, ताकि साइबर सुरक्षा के बारे मेें 
जागरूकता बढ़़ाई जा सके, डिजिटल रूप से सशक्त समाज के लिए सुरक्षित और जिम्मेदार इंटरनेट 
प्रथाओ ंको बढ़़ावा दिया जा सके।

उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री और उत्तराखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने विधायी दक्षता 
और पारदर््शशिता बढ़़ाने के लिए एमईआईटीवाई के तहत एनआईसी द्वारा एक डिजिटल पहल नेवा 
पोर््टल का उदघ्ाटन किया।

का

एनआईसी अधिकारियोों न ेसाइबर धोखाधड़़ी को रोकन ेमेें नागरिक जागरूकता के महत्व को 
भी दोहराया, विशषे रूप स ेबढ़त ेडिजिटल लनेदेन और ऑनलाइन सवेा अपनान ेके मद्देनजर।

कागज़ रहित शासन और डिजिटल परिवर््तन की ओर बढ़त ेबदलाव के साथ, सुरक्षित इंटरनटे 
दिवस जसैी पहल साइबर-जागरूक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण मेें महत्वपरू््ण भमूिका निभाती है। 
राज्य-व्यापी जागरूकता कार््यक्रमोों और सक्रिय साइबर सरुक्षा उपायोों के माध्यम से, एनआईसी 
एक सरुक्षित, डिजिटल रूप स ेसशक्त भारत सनुिश्चित करन ेमेें एक प्रेरक शक्ति बनी हुई है।


